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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1574 
जिसका उत्‍तर 24 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है।
*****
व्यर्थ बहाने के कारण पेयजल की क्षति
1574. श्री हिशे लाचुंगपा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या सरकार ने पानी व्यर्थ बहाने के कारण देश में हो रही पेय जल की कुल हानि को आंकने के लिए कोई अध्ययन करवाया है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; 
(ग) 
क्या देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई नई पहलें की गई हो; 
(घ) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ङ) 
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) जी, नहीं।
(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
(ग) से (ङ) जल राज्‍य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और दक्ष प्रबंधन के उपाय मुख्‍यत: संबंधित राज्‍य सरकारों द्वारा किए जाते है। राज्‍य सरकारों के प्रयासों को सहायता देने के क्रम में केन्‍द्र सरकार विभिन्‍न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्‍यम से उन्‍हें तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। केन्‍द्र सरकार ने देश में जल की उपलब्‍धता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्‍न उपाय शुरू किए हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैः-
· केंद्र सरकार ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य योजना (एनपीपी) तैयार की है, जो कि जल की उपलब्‍धता सुधारने के लिए जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल अंतरण की अभिकल्‍पना करती है। 
· केन्‍द्र सरकार ने वर्ष 2015-16 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की है, जिसका लक्ष्‍य सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती के लिए जल की वास्‍तविक पहुंच को बढ़ाना और कृषि योग्‍य क्षेत्र में विस्‍तार, खेती में जल उपयोग दक्षता में सुधार, स्‍थाई जल संरक्षण पद्धतियों को शुरू करना, आदि है। वर्ष 2016-17 के दौरान 76.03 लाख हेक्‍टेयर और 77595 करोड़ रूपये की शेष प्राक्‍कलित लागत (केंद्रीय सहायता 31342.50 करोड़ रूपये) की क्षमता वाले पीएमकेएसवाई - त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 99 चल रही वृहत/मध्‍यम सिंचाई परियोजनाओं को राज्‍यों के परामर्श से उनके कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यों सहित दिसम्‍बर, 2019 तक चरण-वार रूप में पूरा करने के लिए प्राथमिकीकृत किया गया है। 
· सरकार ने 500 मिशन शहरों में 25 जून, 2015 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया है। मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति ध्‍यान दिए जाने वाला प्रमुख क्षेत्र है। मिशन के सुधार एजेंडे में जल की हानि को 20% से कम तक घटाने हेतु कार्रवाई योजना तैयार करने का लक्ष्य शामिल है।
· केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के तीन महत्वाकांक्षी जिलों में प्रायोगिक आधार पर “भूमि जल प्रबंधन और विनियमन” स्कीम के तहत “जलभृत संरक्षण हेतु नवाचार स्कीम” का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के हिस्सों में “ब्रिज-सह-भंडारा” के निर्माण के माध्यम से जल संचयन और पुनर्भरण संरक्षण शुरू किया गया है।
भूमि जल के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अन्य पहल/उपाय यूआरएल  http://mowr.gov.in/sites/default/files/MeasuresForGW-Depletion_1.pdf पर उपलब्ध हैं।
******
